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 (1)  अनुपूर्ति  जातियों  तथा.  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  के  फरवरी,
 1993  के  दौरान  विशाखा  तत्सम,  हैदराबाद,  मद्रास  और  मदुर  के  अपने  दौरे  सम्बन्धी
 अध्ययन  ग्रुप1  के  अध्ययन  दौरे  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 (2)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ज  जातियों  के  कल् प्राण  सम्बन्धी  समिति  के  अक्तूबर,
 1992  के  दौरान  त्रिवेन्दम  और  बंगलौर  के  अपने  दौरे  सम्बन्धी  अध्ययन  ग्रुप  1  के
 अध्ययन  दौरे  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 12.08  म०  प

 गृह  मंत्रालय संबंधी  स्यायी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 [हिन्दी]

 थे  राम  विलास  पासवान  (रोमेश)  :  अध्यक्ष  बहोदय,  मैंवर्षे  1993-94  के  लिए  गृह  मंत्रालय
 की  अनुदानों  की  मांगीं  के  बारे  में  गुर  मंत्रालय  संबंधी  विभाग  से  संबंधित  संसदीय  स्पाी  समिति  के
 पहले  प्रतिवेदन  की  एक  प्ति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  1

 [अनुवाद ।
 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझौता  हूं  हम  नियम  377  के  अन्तर्गत  मामलों  को  बाई  में  लेंगे  ।

 हेव,  रक्षी  HIT  की  उत्तर  दिया  जाएगा  |  प्रधान  मन्त्री  जौ  1

 1  2.08}  म०  Yo

 अनुदानों  की  मांगें  (समान्य)  1993-94—  जारी

 रक्ा  मन्त्रालय--जारी

 िुा)
 प्रधान  म  (धी  dtc  Mo  alae  रा)  :  अध्यक्ष  महोदय,  जिन  माननीय  सटस्यीं  ने  बहुतों मैं

 भाग  लिया  है,  मैं  उनका  आभारी  हूँ  और  मुझे  बिस्वास  है  कि  बहस  के  दौरान  दिए  मए  सुझावों  और  उआर
 गए  प्रश्नों  से  मी  सोमवार  लाभान्वित  हुई  है  ।

 महोदय,  मैं  संर्वोप्रथम  देश  में  विमानन  बेत तो वरण  तषा  हमारे  क्षेत्र  और  पडोस  में  जो  सुरक्षा
 थात्सवरण  है,  उसके  बारे  में  संक्षिप्त  में  कहना  चाहता हूं  कि  क्योंकि  इसका  हमारी  अपनी  सुरक्ष
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 वातावरण  पर  पढ़ता  है  और  इसलिए  देश  की  रक्षा  के  किसी भी  बहस  में  इन  तीनों  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  का

 aga  अधिक  महत्व  हो  गया  है  ।

 महोदय,  यह  कहा  गया है  कि  शीत  युद्ध  की  समाप्ति  के  पश्चात  अहुत  वह[  परिवर्तन  हुआ  है
 और  सार्वभौमिक  मामलों  ब  संबध  में  सहयोग,  वार्ता  तथा  आम  सहमति  आदि  की  ओर  अधिक  झुकाव
 हुआ  है  ।  जिस  'स्टार्ट-दो  संधि  क।  हम  स्वागत  करते  हैं,  उसकी  वजह  से  लोगों  के  विचार  में  काफी  परि-
 ada  हुआ  है  गौर  सम्भवत:  यह  सच्चाई  भी  प्रकट  हुई  है  कि  जहां  राजनैतिक  इच्छा  होती  है  वहां  विश्व-
 शांति  का  मार्ग  अपनाने  और  टकराव  का  माग  छोड़  देने  की  सम्भावना  होती है  ।  रासायनिक  हथियारों
 सम्बन्धी  स्न्घि  सम्भवत:  एक  ऐसी  आदर्श  सन्धि  है  जिसका  सभी  क्षेत्रों  में  अनुकरण  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  यह  सचमुच  सर्वव्यापी  भर  वर टु पक्षीय  रूप  से  तय  कया.  गया  समझौता  है  तथा  इससे  वास्तव  में

 इस  बात  की  पुष्टि  हती  है  कि  भारत  निरस्त्रीकरण  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  का,  जिसमें  परमाणु
 निरस्त्रीकरण  भी  शामिल  है,  पक्षघार  है।  हम  समय-समय  पर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  रासायनिक  हथियार
 सन्धि  को  (हम  आदश  सन्ध  तथा  समान  प्रकृति  के  अन्य  तभी  सन्धियाँ  की  पुष्टि  करने  वाले  प्रतिमान  के
 रूप  में  लिया  जा  सकता है  ।

 फिर  मे  एक  नई  स्थिति  उत्नन्न  हुई  है  ।  हाल  ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  से ताली  सें  सत्र  में
 शस्त्रों  के  मामले  में  पारदर्शिता  के  बारे  में  एक  संकल्प  पारित  किया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  विश्वस्तर
 पर  एक  रजिस्टर  रखे  जाने  की  शुरूआत  हुई  है।  प्रय:  सभी  देशों  ने  इसका  समर्थन  किया  है,  जिसमें
 भारत  भी  फाजिल  है  और  हम  आगा  करते  हैं  कि  इससे  वस्तुत:  शस्त्रों  के  मामले  में  पारदर्शिता  रखी  जा
 सकेगी  ओਂ  नि  शस्त्रीकरण  के  साथ  साथ  परम्परागत  शस्त्री  में  कटौती  करना  आसान  हो  सकेंगी  तथापि
 इसके  वास्तविक  पा-  शाम  सामने  आने  में  अभी  कई  वर्ष  लगेंगे  ।  परन्तु  अपने  आप  में  यह  अच्छी  स्थिति  है  ।

 इतना  कहने  के  बाद  अपनी  वात  पर  रोक  लगानी  होगी  क्योंकि  विश्व  स्तर  पर  यह  सब  स्वागत
 करने  योग्य  बातें  हैं  ।  परन्तु  अन्य  स्तरों  पर  क्या  हुभा है ?  शीत  युद्ध  के  दौरान  आपस  में  जो  निवारक
 स्थितियां  पैदा  हो  गई  थीं  उनसे  विशन  व्यापी  स्तर  पर  एक  अनिश्चितता  का  वातावरण  पैदा  हो  गया  था
 भौर  यह  भय  व्याप्त  हो  गया  था  कि  किसी  भी  समय  परमाणु  युद्ध  छिड  जाने  पर  सम्पूर्ण  संसार  खंड-खा
 हो  जाएगा  और  कोई  भी  नहीं  बचेगा  भले  ही  कोई  देश  शस्त्रों  की  होड़  में  भाग  लेना  चाहता  हो  अथव।
 नहीं  ।  यह  विध्वंस  का,  सर्वनाश  व।  आतंक  था  जो  हर  एक  देश  के  ऊपर  मंडरा  रहा  था  ।  परन्तु  वास्तव  में
 उस  समय  छोटे-छोटे  देशों  के  ऊपर  इस  बात  का  केबल  एक  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  पड़ने  के  अलावा  और  कोई
 दुष्प्रभाव  नवदीं  पड़  रहा  था  ।  वास्तव  में  भरत  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  पाकिस्तान  पर  कोई  प्रभाव
 नही  पड़ा  ,  छोटे-छोटे  देशों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  लेकिन  शीत  युद्ध  की  समाप्ति  के  बाद  इस  प्रभाव
 के  परिणामस्वरूप  क्षेत्रीय  सचेत  और  अधिक  खुलकर  सामने  आ  गये है  ।  क्षेत्रीय  सघन  पहले  भी  थे  ।  बड़ी
 शबितयां  इन  सर्पों  को.  प्रोत्साहित  कर  रही  थों  ।  परन्तु  ये  क्षेत्रीय  सघर्ष  निचले  स्तर  पर  थे।  अब  ये
 संघ  उच्च  स्तर  पर  हैं  क्योंकि  यह  जीवंत  समस्यायें  हैं  जिसका  हम  सामना  कर  रहे  हैं,  इसलिए  यद्यपि  यह
 सन्तोष  तो  जाता  है  कि  विश्व  स्तर  पर  शांत  वातावरण  बना  हुआ  है  और  अन्य  स्तरों  पर  वास्तविक  तनाव
 बढ़ता  जा  र्व  है।  इसलिए  भारत  जैसे  देश  के  लिए  अपनी  रक्षा  की  तैयारी  करना  और  अधिक  महत्वपूर्ण
 तथा  आवश्यक  ह!  गया  है  ।  अत:  हमें  स्पष्ट  रूप  से  यह  समझ  नेना  चाहिए  कि  शीत  युद्ध  की  समाप्ति  के
 सच्च  करमा री  ।  टिनाइयां  समाप्त  नहीं  हुई  हैं  बल्कि  और  अधिक  बढ़  गई  हैं।  हमें  इस  बात  को  समझ  लेना

 चाहिए  और  मुझे  विश्वास है.  कि  याद  सभा  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगी  कि  हमें  हमेशा  सड़क  और
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 रहना  चाहिए  ।  मैं  सदस्यों  को  ग्ह  अश्वा  पत  देता  हूं  कि सरकार  इस  बारे  में  हमेश।  सजग  रही

 रहेगी  ।

 अब  क्या  हुमा  है  ?  अब  ए  महाशक्ति  नहीं  रही  है।  उसका  विघटन हो  गया  है  और  इसके  साथ-
 सथ  एक  अनुशासित  सैन्य  व्यवस्था  का  ।विमान  हो  गया है  ।  इन  प्रत्येक  देश  में  बया  हो  रहा  है  और  परि-
 वर्तन  की  अवधि  के  दौरान  क्या  हुअ',  इसका  मूल्यांकन  करने  का  कोई  त  रिकी  नहीं  है।  इसलिए  जब  लोप
 स्थानीय  स्तर  पर  अथवा  क्षेत्रीय  सतर  पर  निशस्त्रीकरण,  परमाणु  भि शस् थ्री  करण  अथवा  अन्य  निशस्त्रीकरण
 की  बात  करते  हैं,  तो  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  जब  तक  इसे  विश्वव्यापी  नहीं  बनाया  जाता  तत्र  तक
 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  और  भारत  का  पह  विवार  है.  कि  आज  निशस्त्रीकरण  विश्व  स्त ६  प!  ही  हो
 सकता  है।  वास्तव  में,  यह  स्थिति  आन  पहले  से  अधि  स्पष्ट  है  ।  कम  ने  कम  उस  समय  एक  प्रकार  का
 अनुशासन  था  ।  अब  कोई  अनुशासन  नहीं  है  ।

 सभा  को  याद  होगा  कि  जब्र  सोवियत  संघ  जौर  संयुक्त  19  अमरीका  अलग-अलग  मुद्दो  पर  एक
 दूमरेके  'विरुद्ध  बातें  करते  थे,  तब  वे  शस्त्र  अप्रसार  संधि  के  बारे  में  एक  ही  स्वर  में  बातें  करते  थे।  ऐसा
 क्यों  होता  था  ?  इसलिए  क्योंकि  दोनों  पड़ी  चाहते  थे  कि  उनके  अनीता  और  कोई  देश  परमाणु  शस्त्रों  जैसे
 व्यापक  नरसंहार  वाले  MET  आम  यान  ने  रखें।  परन्तु  अब  क्या  हुआ  ?  हम  नहीं  जानने  हैं।  ये  शस्त्र
 किनके  पास  हैं  ।  पौर  कितने  देश  इन  शस्त्रों  को  अपनाने  बाले  हैं  ।  जहां  तक  भारत  का  संबंध  है,  इसकी
 स्पष्ट  नीति  है  कि  परमाणु  शक्र  क!  प्रयोग  शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  किय!  जाना  चाहिए  ।  क्षमता  होते
 हुए भी  हमने  इस  प्रकार  के  शस्त्रों  क  निर्वाण  का  कोई  कार्यक्रम  आरम्भ  नहीं  किय।  है  '  मैं  समझना  हूं  कि
 नीति  पूर्णत:  स्पष्ट  है  और  यही  नीति  रहेगी  ।

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  इस  भममंजम  के  वातावरण  में  हमें  क्या  करना  है?  इसका  यही  अथ है  कि
 हमें  राजनयिक  क्षेत्र  में  तथा  प्रतिरक्षा  क्षेत्र  में  दोनों  के  मामले  में  अत्यन्त  सतकंत।पूर्वक  कार्य  करना  चाहिए
 गौर  पहले  मे  अधिक  सतर्क  रहता  चहिए  ।  मैं  सभा  को  यह  अ  श्वा मन  देता  हूं  कि  हम  ऐसा  ही  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं।  हन  TAT  के  सभी  महत्व  पूर्ण  देशों  के  साय,  जिसमें  वे  देश  भी  शाल  हैं  जो  हमारे
 विकास  में  और  रक्षा  में  इमा री  सहायता  कर  सकते  हैं,  सम्बन्धों  में  सुधार  किया  है  ।  हमारे  संसाधनों  का
 विभिन्न  कार्यों  में  उपयोग  हो  रहा  है  ।  अज  अमरीका  के  साय  रक्षा  सम्बन्ध  बनाया  गया  है  जोकि  आशा-
 जनक  है  ।  मैं  नहीं  कहत।  कि  हम  हथियारों  का  जखीरा  tae  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  बान  यह  है  कि  भारत  की
 रक्षा  संबंधी  आवश्यककाओं  को  पुरा  करना  है.  और  हमारी  रक्षा  नीति  अत्यन्त  स्पष्ट  है।  कल  श्री
 जसवंत  सिंह  ने  मुझमे  कहां  था  कि  हमारी  कोई  नीति  नहीं  है।  परन्तु  मैं  समझता हूं  कि  हमारी  नीति
 अत्यन्त  स्पष्ट  रही  है  :

 “स्वतंत्रता  मिलने  के  बाद  से  हमारी  र्क्षानीति  में  यह  स्पष्ट  रप  मे  कहा  गया  है  कि  हमारी
 सैन्य  क्षमता  का  उपयोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कियां  जाएगा  कि  हमारी  थल,  जल  और
 नभ पर  राष्ट्रीय  भू-क्षेत्र  की  रक्षा  हो  सके  तथा  साथ  ही  मारी  भू-सीमाओं,  द्वीप  थे  त्रों,  अपतटीय
 सम्पत्तियों  और  अपने  समुद्री  ध्प्रापार  मार्गों  का  अतिक्रमण  न  ध्

 मैं  समझता  हं  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  से  यही  श्मिट  नीति  रही  है।  अन्य  शब्दों  में  कहें  तो
 हमारे  पास  अन्य  देगों  पर  अधिकार  करने  की  योजना  नहीं  है  ।  किसी  प्रकार  की  आक्रामक  योजना  को
 पूरा  करने  के  लिए  हम  रक्षा  सामग्री  तयार  नहीं  कर  रहे  हैं।  हम  अपना  रक्षा  उत्पादन  केवल  बदलती
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 हुई  परिस्थितियों  के  अनुसार  अपनी  रक्षा  आवश्यकता ओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कर  रहे  हैं  ।  हम  अपनी  रक्षा
 आवश्यकताओं  को  निश्चय  ही  पूरा  करेंगे  ।  यह  आवश्यकताएं  बदल  रही  हैं।  आवश्यकताएं  बदल  रही  हैं
 क्योंकि  परिस्थितियां  ऐसी  हैं  ।  यह  जात  पर  निर्भर  करता  है  कि  सारे  संसार  में  युद्ध  एवं  शांति  के
 बारे  में  Ha  वातावरण है  ।  इसका  हमारे  रक्षा  साधनों  पर  निश्चित  रूप  से  प्रभाव  पड़ता  है  ।  परन्तु  एक
 ऐसा  निम्न  स्तर है  जिसस  कम  हम  रक्षा  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  मामले  में  हमारी  रक्षा  तैयारी
 एक  निश्चित पूर्व  निर्धारित  स्तर  पर  अवश्य  धनी  रहे,  भले  ही  कोई  भी  स्तर  हो  ।  इसका  आश्वासन  दिया
 गया है  ।  कल  नो  सदेह  व्यक्त किए  गए  थे  वो  भी  प्रभावित हुए  हैं  ।

 मैं  मानवीय  सदस्यों  का  श्रम  दूर  करना  चाहता  हूं  और  उनसे,  सदन  और  राष्ट्र  मे  पूरे  विश्वास
 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  तैयारियां  बिल्कुल  भी  प्रभावित  नहीं  हुई  हैं  और  न  ही  कभी  प्रभावित
 होंगी  ।  इनके  स्तर  में  कुछ  अन्तर  हो  स+ते  हैं  ।  मैं  रक्षा  मन्त्री  के  रूप  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  आज  स्थिति
 बेसी  नही ंहै  जेसी  कि  1985  में  थी,  क्योंकि इंस  समय  संसाधनों  की  अत्यधिक  कमी है  ।  1985  में  या
 उसके  बाद  कुछ  वर्षों  तक  संसाधनों  की  कमी  तत्कालीन  रक्षा  मन्त्री  को  महसूस  नहीं  हुई  थी  ।  ये  अस्तर
 हमेशा  बने  रहेंगे  फिर  भी  हमारी  रक्ष!  नीति  के  अनुसरण  में  रक्षा  तैयारियों  में  कमी  नही  आने  दी
 जायेगी  ।

 महोदय,  मैं  अबर  कुछ  बंदा  एक  Tet  पर  आता हूं  जो  कि  विदेश  नीति  के  सम्बन्ध में  हैं.  जिन्हें
 कल  उठाए  गया  था  ।  मैं  इन  मृों  का  उत्तर  देना  चाहता  हूं  एक  बात  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  के  शिथिल
 पड़  जाने  देने  के  बारे  में  थी  ।  राष्ट्र  की  सामरिक  नीति  और  सुरक्षा  से  जुड़े  मामलों  पर  शिव  निर्णय  लेने
 उनकी  विश्वसनीयता  और  उनकें  लचीलेपन  की  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  यह  महसूस  किया  गया

 है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  जसी  औपचारिक  संस्थागत  प्रणाली  के  गठन  का  सफल  होना  आवश्यक  नहीं
 है  ।  इस  मामले  पर  आगे-पीछे  वर्षों  चर्चा  हो  चुकी  है।  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  कि  कतिपय  उद्देश्यों
 के  लिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  अच्छा  विचार  हो  सकता  है  सभी  उद्देश्यों  के  लिए  नहीं  ।  अत:  मैंने  इस
 मामले  को  पुनर्विचार  के  लिए  लिया है  और  इस  पर  पुनर्विचार  हो  रहा  है  और  इस  पर  जो  निर्णय  होगा
 हम  यथाशीघ्र  उसकी  सुचना  संसद  को  देंगे  ।  कुछ  दीर्घावधि  उद्देश्यों  के  लिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की
 जरूरत  महसूस  की  जा  रही  है  और  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता हूं  कि  इसका  गठन  किया
 जाना  चाहिए  और  इसको  एक  फिर  पुनर्जीवित  करना  होगा  ।  यदि  इसको  समाप्त  होने  दिया  गया  तो  कुछ
 समय  बाद  मेरे  पास  सदन  को  बताने  के  लिए  बहुत  कुछ  होगा  ।

 महोदय,  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  आशंका  और  उत्सुकता  है  और  जो  संभवत:  सही  उत्सुकता  है
 कयोंकि  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  रक्षा  पूर्ति;  विनिर्माण  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  हमारे  बहुत  पुराने  संबंध
 थे  मौर  सोवियत  संघ  के  विघटन  के  बाद  उन  देशों,  जिनके  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  ऐसे  हो  सबंध
 थे,  के  साथ-माथ  हमारी  स्थिति  बहुत  अनिश्चित  और  सन्तोषजनक  हो  गई  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  ऐसी
 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  सरकार  पिछले  कुछ  समय  से  इस  अनिश्चित  को  बहुत  अधिक  महसूस  कर  रही
 है  ।  मुझे  यह  बढ़त  दुए  अनि  प्रमत्तता है.  कि  राष्ट्रपति  श्री  येलत्सिन  की  यात्रा  के  बाद  स्थिति  में  बहुत
 अधिक  परवीन  हुआ  है  और  यह  परिवर्तन  बहुत  अच्छा  हुआ है  और  आपतियों  की  स्थिति  में  बहुत  सुधार
 हुआ  है  और  अतिरिकत  कलपुर्जों  की  आपूर्ति  की  स्थिति  में  बहुत  सुधार  हुआ  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  संक्षेप
 में  आपको  कुछ  बताना  चाहता हुं  ।  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।
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 अअ का  ा
 सोवियत  संघ  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  भूतपूर्व  सोवियत  सच

 से  अतिरिक्त  कलपुर्जों  की  निरंतर  और  निर्वाध  आपूर्ति  संकट  में  पड़  गई  है  ।  इसलिए  जुलाई,  1991
 में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  के  सन्दर्भ  में  सात  कोंपलों  का  गठन  किया  गया  था  ।  ये  हैं--  आर गा मेंट  स्टोंस  फार
 मार्डी,  ग्हीकल्स  एण्ड  इंजीनियरिंग  स्टोर्स  फार  आर्मी,  केवल  रिक्वायरमेंट,  एयर  डिफेंस  इन वारो मेट
 एंड  आरगामेंट  फार  एयरफोर्स,  नेवी  एड  आर्मी,  एयरक्राफ्ट  एंड  एअर वा नं  स्टोर्स  फार  एयरफोर्स  एड
 नेवी,  पी  एल  एड  फ्लाइंग  क्लाटिंग  |

 कार्य दलों  ने  इस  सम्बन्ध  सेनाओं  भीर  उत्पादन  करने  बाली  एजेंसियो ंसे  व्यापक  परामर्श
 कर  लिया  है  और  अतिरिक्त  कलपुर्जों  19,185  ऐसी  मदों  का  पता  लगाया  है  जिनका  उत्पादन  देश  में
 किया  जा  सकता  है  ।  इन  कोंपलों  ने  यह  पता  लगाया है  कि  अन्य  9275.0  मदों  का  उत  नदन  अपने  ही  देश
 में  कर  पाना  सम्भव  नहीं  होगा  क्योंकि  इनकी  अवश्य क्र ता  बहुत  कम  थी  या  इनके  डिजाइन  और  अनन्य
 तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  इस  पहचान  के  आधार  पर  सार्वजनिक  ओर  निजी  क्षेत्र  की
 इकाइयों  की  5132  मदों  का  विनिर्माण  करने  का  आर्डर  दिए  गए  है।

 एक  ओर  जहां  हम  इस  सम्बन्ध  में  उत्सुक हैं  दूसरी  ओर  हम  चुप  भी  नहीं  बैठे  हुए  हैं  ।  स्वदेश!-
 करण  के  माध्यम  से  हमने  इस  सम्बन्ध  में  हर  सम्भव  प्रयास  किया  है  ।  यदि  यह  सम्भव  नही  है  कि  क्या  ह्म
 अवश्यक  सामग्री  का  उनकी  उपलब्धि  के  स्थानों  से  लब  तक  ब.  लिए  भण्डार  बना  सकते  हैं  जब  तक  कि

 हमारे  पास  इनके  हाइवे यर हैं  ।  यह  काम  कर  लिया  गया  है  भीर  कांयं  दलो  को  इसमे  सफलता  मिली  है  ।

 इसी  बीच  रूस  और  यूक्रेन  से  अतिरिकत  कलपुर्जों  की  आपूर्ति  में  धीरे-धीरे  सुधार  gar  है  भर
 सेनाओं  को  इनका  आपात  करने  की  सलाह  दी  गई  है  और  उन  अतिरिक्त  कलपुर्जों  का  भंडार  बनामे  की
 भी  सलाह  दी  गई  है  जिनका  स्वदेशीकरण  कर  पाना  सम्भव  नवदीं  है।  राष्ट्रपति  श्री  येल्तसिन  की  यात्रा  के
 दौरान  इस  बात  के  आश्वासन  मिले  थे  कि  पहले  किए  गए  सभी  समझौतों  के  सम्बन्ध  आपूर्तियां  की
 जाएंगी  |  ऐसी  मूर्तियां  शुरू  हो  गई  हैं  और  भाने  बाले  महीनों में  इसमें  तेजी  आने  की  सभावना है  ।  उत्पादन
 करने  बाली  एजेंसियों  और  यून  स  बन्दरगाहों  तक  माल की  ढुलाई के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  हुई  समस्याओं
 का  पूरी  तरह  से  समाघान  कर  लिया  गया है  ।  अत:  राज  हमारी  स्थिति  1991  की  स्थिति के  मुकाबले
 कई  बेहतर है  ।  असत:  मैं  समझता हैं  कि  समय  बीतने  के  साथ-साथ  इसमें  भागे  और  सुधार  होगा  ।  केवल
 इसी  क्षेत्र  में  नहीं  बल्कि  सभी  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  सोवियत  सध  के  लिए  हमारा  निर्यात  पूरी  तरह  से  बंद  हो
 गया  था  ।  हम  सोवियत संघ  को  तम्बाकू,  नज  सहित  बहुत  सी  वस्तुओं  का  निर्यात करते  थे  ।  रूस  इस
 व्यापारको को  फिर  से  शुरू  करना  चाहता  है  ।  हम  बिस्तर  में  अपने  पुराने  सम्बन्धों को  फिर  से  स्थापित  करने
 की  कोशिश कर  रहे  हैं  और  मुझे  भाशा  है  कि  हम  इसमें  कामयाब  होंगे  ।  इसमें कुछ  समय  लगेगा,  केवल
 रातों-रात  पुत्रियों  और  म्पापारिक  के  स्तर  तक  जा  पाना  सम्भव  नहीं  है।  अब  यह  बात  कह  पाना  सम्भव
 है  कि  कठिन  समय  बीत  चका  है  और  हम  सही  दिशा  में  प्रगत  के  पथ  पर  भागे बढ़  रहे  हैं।

 अरुण  सिह  समिति  के  रिपोर्ट  के  बारे में  कुछ  सदेह  व्यक्त  किए  गए  थे  भौर  यह  कहा  गया  था  कि
 इस  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  न्हीं  क्या  गया  है  ।  मैं  इस  बात  क  स्पष्ट  करना
 चाहता  हूं  ।  यह  रिपोर्ट  छह  खण्डों  में  है  ।  सिफारिश  रिपोर्ट  के  प्रत्येक  बंड  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार
 है:--खंड एक  में  यह  सिफारिश  की  गई  है.  कि  रक्षा  सम्बन्धी  आठवीं  योजना  का  अकार  क्या  होना
 चाहिए  ।  खंड  दो  रक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  निणंय  लेने  के  प्रस्तावित  सगठन  कौर  ढांचे  के  बारे  में  एक

 ह
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 रिपोर्ट  है है!  खंड  3  में  योजना,  प्रबधन  भर  वित्तीय  नियन्त्रण  के  संबंध  में  एक  रिपार्ट है  ।  खंड  चार  शस्त्र
 सेनाओं  के  लिए  अधिग्रहण  और  खरीद  के  सम्बन्ध  में  है।  खड़  पांच  इक्वीपमेंट  लॉजिस्टिक्स  एंड  सपोर्ट
 पर  एक  पोर्ट है  ।  खंड  छह  श्रम  शक्ति  के  सम्बन्ध  में  है।  सरकार ने  खंड  एक  के  सम्बन्ध में  कुछ  निर्णय
 भी  लिया  है  ।  तथापि,  उसके  बाद  उत्पन्न  हुए  आधिक  संकट  के  कारण  इस  पर  पुर्नविचार  करना  आवश्यक
 हो  गया  कौर  इस  पर  पुर्नविचार  हो  रहा है  ।  खंड  4,  5  और  6  की  कुछ  सिफारिशों  को  सरकार  ने
 स्वीकार  कर  लिया  है  और  इनके  कार्यान्वयन  के  लिए  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  मुख्य  रूप  से  खंड
 2  और  3  में  सरकार  के  कार्यकरण  के  रूप  में  प्रस्तावित  मुख्य  ढांचागत  परिवर्तन  किए  जाने  की  आवश्य-
 कता  है  भोर  इनकी  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।  यह  कहना  ठीक  नही ंहै  कि  पूरी  रिपोर्ट  को  ताक  पर  रख
 दिया  गया है  ।  ऐसी  स्थिति  है  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  के  प्रतिशत के  रूप  में  रक्षा  व्यय  के  बारे  में  उठाई

 गई  थी  ।  ऐसा  कहा  गया  था  कि  पिछने  पांच  वर्षों  से  इसमें  कमी  हो  रही  है।  मेरा  अनुरोध  है  कि  रक्षा
 मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  दस्तावेजों  के  अनुसार  कुल  व्यय  में  रक्षा  व्यय  के  भाग  का  प्रतिशत
 इस  प्रकार  रहा  है  :

 1989-90  में  15.  यह  सर्वाधिक  था,  उसके  1990-91  में  14.6 5,  1991-92  में  14.67,
 1992-93  में  (संशोधित)  14.03,  1993-94  (बजट  प्राक्कलन)  14.61

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  1989-90  के  अपवाद के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  व्यय  में  रक्षा
 व्यय  के  भाग  का  प्रतिशत  कमोबेश  स्थिर  रहा  है  ।  साथ  ही  1992-93  की  तुलना  में  प्रतिशत  भाग  में
 मामूली  वृद्धि  हुई  है।  कुल  मिलाकर  इतना  ही  कहा  जा  सकता है  ।  महोदय,  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  यह
 स्थिति  बात  सन्तोषजनक  है  परन्तु  परिस्थितियों  के  तहत  यह  स्थिति  सर्वोत्तम  है  ।  संसाधन  की  कमी  और
 अन्य  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  स्थिति  ठीक  है  ।

 महोदय,  अब  पूंजीगत  उपकरण  की  संखया  में  वर्षों  से  कमी  आ  रही  है  जबकि  बजट  व्यय  बढ़
 रहा  है  ,  इसमें  बुद्धि  की  गई  थी  और  हम  से  पूछा  जा  रहा  है  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा है  ।  अब  इसका  साधारण
 सा  उत्तर  यह  है  कि  इसका  कारण  मुख्यत:  पश्चिमी  स्रोतों  के  साथ-साथ  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  से  अधि-

 ग्रहण  है  जिसमें  आस्थगित  भुगतान  शामिल  है  और  जिसके  कारण  बहुत  थोड़े  वर्षों  तक  उपकरणों  का
 आयात  सीमित हो  गया  था  ।  हमें  जो  कुछ  भी  प्राप्त  करना  था  वह  हमने पहले  पांच  या  तीन  वर्षों  में  प्राप्त
 किया  जबकि  इसके  सम्बन्ध  में  अदायगी  लम्बे  समय  तक  की  जानी  थी  ।  विनिमय  दर  में  अन्तर  होने  के
 कारण  ये  अ  दायगियां  रुपए  के  सन्दर्म  में  बढ़  गई  समझौते के  अनुसार  यदि  कुछ  वर्षों  के

 अंतगर्त  पूरी
 भा वश्य करा  की  आपूर्ति  कर  दी  जती है  तो  पूंजीगत  माल  का  देश  में  आगमन  स्पष्ट  रूप  से  वर्षो-दर-बल
 faeq  होगा,  साथ  ही  एक  बार  आप! त  किए  गए  garg  जहाज.  पानी  के  जहाज,  उपकरण  आदि  बीस  वर्ब
 या  कुछ  इतने  ही  समग्र  तक  उपयोग  होते  रहेंगे  ।  ऐसी  उम्मीद  है  कि  अगले  तीन  से  पांच  वर्षों  के  अंत-
 गत  पश्चिमी  स्रोतों  से  उपकरण  निष्प्राण  के  लिए  ऋण  अदायगी  की  देयताए  काफी  हद  तक  पूरी  कर
 ली  जाएंगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  प्रगत  उठाया  गया  था,  यह  उसका  स्पष्टीकरण  है  ।

 नौसेना के  अरे  में  भी  यदि  बात  उठाई  गई  है  ।  कमोवेश  स्थिति  एक  जैसी  है  ।  इसमें  निक  अंतर

 नही ंहै  ।  1993-94  के  रक्षा  बजट  में  रेल  दर  में  बृद्धि  करने  की  काई  बत  नहीं  है  ।  एक  समान  विनिमय
 दर  के  करा  NoMowts  और  अतिरिकत देयता  में  वुद्धि  होते  की  सम्भावना  है।  रक्षा  मन्त्रालय  ओर
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 सेना  मुख्यालयों  ने  परिवहन  और  ट्रेलिया  उत्पादों  दोनों ही  क्ष ेत्रों  में  मितब्ययत।  के  उपाय  अपनाने  शुरू
 कर  दिए  हैं।  ऐसे  उपायों  के  परिणामस्वरूप  वृद्धियाँ  और  सम्भावित  व्याधियों  के  प्रभाव  की  क्षतिपूर्ति  दिए
 जाने  का  प्रस्ताव है  ।  मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मंत्रालय के  पास  केवल  यही  एक
 स्पष्टीकरण  है  इससे  जुड़ा  हुआ  जो  दूसरा  स्पष्टीकरण  मैं  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  हमारे  पास  इस
 समय  घन  नही  है.  इसलिए  इसको  कम  करना  पड़ेगा  ।  यह  साधारण  सी  बात  है,  हम  नुकसान  की  भरपाई
 करने  का  भरसक  प्रयास  करेंगे  ।  एक  बात  यह  भी  है  कि  शतप्रतिशत  भरपाई  कर  पाना  सम्भव  नही  हो
 सकता  है  ।  कुछ  भाग  +ी  भरपाई  की  जाएगी  ।  इसीलिए  मितव्ययिता  के  लिए  काफी  प्रयास  जरिए  जा  रहे
 हैं और  “म्नदत:  यही  वह  अवसर  है  जबकि  हम  मितव्ययिता  सम्बन्धी  अनुपालन  तकंसं गत  कार्यों  के  लिए
 कर  सकते हैं  ।

 महोदय,  दूस री  महत्वपूर्ण  बात  अनुसन्धान  और  विकास  निवेश  के  बारे  में  है  और  स्पष्टत:  सदन
 के  सभी  लोग,  हममें  से  हरेक  चाहता  है  कि  अनुसंधान  और  विकास  निवेश  में  पर्याप्त  वृद्धि  टो  ताकि  आत्म-
 निर्भरता  यथाशीघ्र  प्राप्त  की  जा  सके  ।  महोदय,  इस  सम्बन्ध  में  जो.  आंकड़े  मैं  सदन  क  देना  चाहता  हूं
 वह  यह  है  कि  199  -94  के  बजट  प्राक्कलन  में  आर०  एंड  डी०  शेयर  का  प्रतिशत  4.1  प्रतिशत  से  पांच
 प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया.  गया  है  अर्त  1992-93  में  720  64  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  इसको
 1991-64  के  दौरान  952.09  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  भोर  मेरे  हिसाब  से  यह  एक  अच्छी  खुशी

 वृद्धि  है।

 महोदय,  जहां  तक  मैं  श्रम  शक्ति  नीति  का  एक  प्रश्न  भारत  और  अन्य  उन  देशों,  जो  अन्य
 प्रणालियों  क्रो  अपना  रहे  हैं,  के  बीच  एक  अन्तर  है।  सेना  के  लिए  एक  सुविचारित  श्रम  शक्ति  नीति  है,
 जिसका  निर्घारण  बल  के  अपेक्षित  स्तरों  को  बनाए  रखने  के  लिए  किया  गया  है  ।  बल  के  स्तरों  का  निरूपण,
 आपेक्षिक  स्थिति  के  खतरे,  उपलब्ध  चेतावनी  समय  और  निर्धारित  कार्यों  के  आधार  पर  फिया  जाता है  ।

 हमारे  दुश्मनों  के  बल  के  स्तरों  का  हमरी  श्रम  शक्ति  की  आवश्यकताओं  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 चूंकि  ये  घटक  परिवर्तनशील  हैं,  इसलिए  इस  मुद्दे  पर  एक  स्थिर  नीति  dare  करना  विघ्नकारी  नहीं  है,
 हमारी  सीमाओं  पर  आवश्यक  तैनाती  भीर  प्रति  विद्रोह  इत्यादि के  इस्तैमाल  की  अत्यधिक  टु  #ड़ियों  के
 विधान  के  क्राइम  भी  हमें  बहुत  बड़ी  स्थाई  सेना  की  आवश्यकता  है  |

 अत:  यह  बात  कि  हमें  रिजवें  सैनिकों  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  कोई  दूसरी  विधि  अपनानी  चाहिए
 औचित्यपूर्ण  प्रतीत  नहीं  होती है  ।  इसको  कार्यरूप  देने  में  बहुत  अधिक  समय  लगेगा,  परन्तु  हम  फिलहाल
 मौजदा  प्रणाली  को  बदल  नहीं  सकते  हैं  ।  हमें  इसको  जारी  रखना  होगा  और  इसमें  जो  भी  परिवर्तन

 सम्भव  होंगे  वे  करने  होंगे  ।  महोदय,  मैं  यही  कहना  चाहता हुं  ।

 दूसरी  बात  यह  उठाई  गई  थी  कि  अनेक  युद्धों  का  इतिहास  समय  पर  प्रकाशित  नहीं  हुआ  है  ।
 1965  के  युद्ध  और  पवन  आपरेशन  का  विशेष  उल्लेख  करिया  गया  है  ।  यह  बात  सत्य  है  कि  यदि  वह
 उपलब्ध  हैं  तो  वह  बहुत  उपयोगी  होंगे,  परन्तु  यह  भी  एक  तथ्य  है  कि  भारत-पाक  युद्ध  1965  और
 1971  का  इतिहास  समिति  परिचालन  के  लिए  शस्त्र  बलों  के  श्रेणी  'ए'  के  प्रशिक्षण  सितारों  के  लिए
 पहले  ही  जारी  कर  दिया  गया  है।  196.0 2.0  के  चीन  युद्ध  $।  इतिहास  इन  संस्थानो ंमें  वितरित  करने  हेतु
 तैयार  है।  आपरेशन  पवन,  आपरेशन  मेघदूत,  आपरेशन  कंकटस  इत्यादि के  इतिहास लेखन  कार्य  जल्दी

 @  शुरू  किया  जाएगा  |

 275



 अनुदानों  की  मांगें  (सामान्य),  1993-94  28  अप्रैल,  1993

 महोदय,  अत्र  मैं  आधुनिकीकरण  के  प्रश्न  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  जिसके  सम्बन्ध  में
 शिकायतें  की  गंई  हैं  ।  यद  कहना  कुछ  हद  तक  सही  होगा  कि  आधुनिकीकरण  के  लिए  पर्याप्त  आबंटन

 नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  केवल  इतना ही  कहना है  कि  बजटीय  कमियो ंके  कारण  ध्यान  मुख्य रूप  से
 गोला-बारूद  के  भंडार  में  कमी  को  पूरा  करना,  महत्वपूर्ण  शस्त्र  प्रणालियों  में  आमूलचूल  परिवर्तन  करके
 उसका  दर्जा  बढ़ाने,  रिफरनिशमेंट  और  प्रौद्योगिकीय  सुधा रों,  सिमुलेटसं  को  आरम्भ  करना  भर  सामरिक
 महत्व  के  चुनिंदा  फोर्स  मल्टीप्लाय सं  सम्मिलित  करने  विशेष  रूप  से  इलैक्ट्रानिक  निगरानी  शौर  युद्ध  के
 क्षेत्र मे ंकमी  को  पुरा  करने  की  ओर  दिया  गया  है  ।

 अत:  सभी  बचतों  को  इसकी  ओर  लाने  और  फालतू  परिसम्पत्तियों  की  बिक्री  द्वारा  अजित  किए
 गए  अतिरिक्त  राजस्व  को  इसमें  लगाने  के  लिए  किए  गए  संयुक्त  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  ही  सेना
 मुख्यालय  द्वारा  दर्शाई  गई  अधिकांश  वरीयताओं  को  प्रा  कर  पाना  सम्भव  हुआ  है  ।  किसी  भी  विभाग

 में  जो  भी  बचत  की  गई  या  किसी  भी  तरह से  जो  बचत  की  गई  है  उसे  आधुनिकीकरण  पर  व्यय  किया
 गया है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  सापेक्ष  मामला  कहा  जा  सकता  है  क्योंकि  मैं  भी  यह  महसूस  करता
 हैं  कि आधुनिकीकरण  के  लिए  और  अधिक  घन  की  आवश्यकता  है  और  सभा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि
 जब  कभी  भी  सम्भव  होगा  हम  अपेक्षित  स्तर  प्राप्त  करेंगे  और  पर्याप्त  निधि  जुटाएंगे  ।

 एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  था  कि  पेंशन  बिलों  को  राशि  में  कमी  लाने  के  लिए  सुरक्षा  कर्मियों  को
 अद्ध॑  सैन्य  बल  और  सिविल  कार्यों  में  लगाने  हेतु  एक  योजना  तैयार  की.  जाये  ।  महोदय,  मुझे  इसका  कुछ
 अनुभव  है  ।  गृह  मन्त्री  और  रक्षा  मन्त्री  के  रूप  में  हमने  इसकी  कोशिश  कर  सी  है  ।  इसे  कुछ  हद  तक
 किया  जा  सकता  है  परन्तु  इसे  केवल  कुछ  हद  तक  ही  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  मुझे  पूरा  विश्वास  नहीं
 हैकि  17  वर्ष  तक  सेवा  करने  के  बाद  कोई  सेनिक  किसी  दूसरी  शस्त्र  सेना  में  भर्ती  होना  पसन्द  करेगा  ।
 आमतौर  पर  यह  देखा  जाता  है  कि  वह  केवल  कुछ  और  व्यवसाय  अपनाना  चाहता है  ।  यदि  कोई  बद्ध-
 सैन्य  बलों  में  भर्ती  होना  चाहता  है,  तो  वह  उपलब्ध  हो  सकता  है  और  हम  यह  सम्भव  कर  सकते  हैं,  हम

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  कर  सकते हैं  ।  जेसा  कि मैंने कहा  है  कि  लेवानिवत्त  हो  रहे  सैनिक  कर्मी  की
 we  सेन्य  बल  में  सेवा  करने  और  घर  से  दूर  निरन्तर  सेवा  करते  रहने  की  अनिच्छा  अन्तर बाधा  घटकों  में

 से  एक  है  ।  दूसरा  कारण  सेना  की  सेवाएं  छोड़ने  वाले  लोगों  का  स्थान  भरने के  लिए  रिक्त  स्थानों  की

 कमी है  172  भी  एक  कारण  है  लेकिन  यह  विचार  बहुत  अच्छा  है  क्योंकि  उसने  बहुत  सा  प्रशिक्षण  लिया

 हुआ  होता  है  और  उसकी  ऐसी  धारणा  होती  है  ।  यह  विचार  बहुत  अच्छा  है  और  हमे  देखेंगे  कि  फिलहाल

 जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  उसके  अलावा  और  क्या  कुछ  किया  जा  सकता है  ।

 मैं  एक  बार  फिर  सदन  को  रक्षा  अनुसन्धान  और  विकास  के  बारे  में  सूचित  करना  चाहता  हूं
 कि

 हाल  ही  में  जब  श्री  शरद  पवार  रक्षा  मन्त्री  थे  उस  समय  उन्होंने  इस  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए  एक

 समिति  गठित  करने  के  आदेश  दिए  थे  और  इस  क्षेत्र  में  आत्म निभे रता  के  लिए  एक  दस  वर्षीय  योजना

 तैयार  करने  के  लिए  कहा  था  ।

 इन  बातों  की  पहने  चरण  में  जांच  की  जानी  चाहिए  थी  ।  सबसे  पहले  वर्त  मान  प्रणाली  को  पर्याप्त

 उत्पाद  समर्थन  देने  पर  ध्यान  दिया  जाना  था  ।  दूसरे  या  मध्यवर्ती  चरण  में  स्वदेशी  प्रणाली  के  स्तर  और

 लक्ष्य  में  विधि  करना  शामिल  है  और  तीसरे  चरण  में  देश  में  ही  विकसित  प्रणाली  को  यथासंभव  अधिक

 से  अधिक  मात्रा  में  शामिल  करने  की  योजना  बनाना  होगा  ताकि  आयातित  प्रणाली  पर  निर्भरता  कम  से
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 कम  की  जा  सके  ।  मढ़  दय,  दस  समिति  को  अब  तक  सेना,  नौसेना  और  वायु  सेना  द्वारा  अगले  दशक  की
 भावी  योजना  प्रस्तुत  करने  से  लाम  हुआ  है  ।  शस्त्र  प्रणालियों  के  लिए  अतिरिक्त  कल-पुर्जों  क।  देशीकरण
 करने  के  लिए  सत  काय  दन  काम  कर  रहे हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  अनुरोध  किया  था  इनका  गठन  किया
 गया  है  |  समान  जुटाने  सम्बन्धी  एक  कामे दल  मितव्ययता  के  नवीनतम  पायीं  के  माध्यम  से  रक्षा  व्यय
 को  कम  करने  के  पहलुओं  का  अध्ययन  कर  रहा  है  और  साथ  ही  वह  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में
 रक्षा  परिसम्पत्तियों  को  पूर्ण  उपयोग  के  माध्यम  से  संमान  खनन  करने  की  संभावनाओं  का  भी  अध्ययन
 कर  रहा है  ।  इत  समिति को  गीध्र  ही  अन्य  एजेंसियो ंसे  आदान  प्राप्त  होगा  भर  उम्मीद  है  कि  इस
 समिति  की  रिपोर्ट  अब  ले  लगभग  दी  माह के  भीतर  अर्थात  जून,  1993  तक  प्राप्त हो  जाएगी  ।  इस  तरह
 से  यह  एके  अच्छा  कदम  है  और  हमें  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  रूप से  मालूम  हो  जाएगी और  ही  सकता  है  हमें
 यह  जून  के  वाद  रक्षा  अनुसंधान  कौर  विकास  में  निवेश  सम्बन्धी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  मालूम  हो  ।

 महोदय,  अंब  मैं  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा,  कतिपय  टिप्पणियां  की  गई  हैं  ।  यह  कहना  बहुत
 आसान  है,  संभवत:  कुछ  मामलों,  यह  बात  बिलकुल  गलते  नहीं  है  कि  कुछ  तरह  की  अनियमितताएं  हो
 रही  हैं,  भ्रष्टाचार  हा  रहे  हैं,  लेकिन  पद्धति  इस  तरह  की  है  ।  पूरे  देश  में  मिर्धा  रित  तिथि  को  परीक्षाएं
 आयोजित  की  जा  रही  हैं,  एक  बाਂ  प्रस्तुत  किए  गए  आवेदन  पत्र  तब  तक  बैध  रहते  हैं  जब  तक  कि
 उम्मीदवार  की  आयु  अपेक्षित  आप  को  पार  नहीं  कर  जाती  है  ।  उम्मीदवारों  की  छंटमी  अधिकारियों  के
 बोर्ड  द्वारा  की  जाती  है  ।  जिसमें  उस  स्यान  पर  तैनात  यूनिटों  के  दो  अधिकारी  सदस्य  होते  हैं,  एक  सेकण्ड
 मेडीकल  आद धो सर  द्रास  वतंत्र  रांच  प्रणाली  भी  स्थापित  की  गई  है,  चुने  गए  उम्मीदवारों  की  मेट
 लिस्ट  लोहे  सूचना  के  लिए  लगाई  जानी  है,  जिन  उम्मीदवारों  का  चीन  हुआ  है  लेकिन  जो  कार्यभार
 ग्रहण  महीं  कर  पाये हैं  उनके  लिए  अंतिम  काल  के  रूप  में  पंजीकृत  पत्र  भेजे  जाते  हैं  ताकि  वे  शामिल  हो
 सकें  और  केवल  छंटनी  किए  गए  कार्मिकों  को  ही  भर्ती  सम्बन्धी  कार्यों  में  लगाया  जाता  है  और  सनका
 कार्यकाल  दो  वर्ष  तक  सीमित  कर  दिया  जाता  है  ।  यह  पद्धति  अपनाई  जाती  है  ।

 यदि  अब  माननीय  सदस्यों  के  पास  कोई  सुझाव  या  उससे  आगे  कोई  और  सुझाव,  सुधार  हों  वा
 इसको  बदलने  के  लिए  कोई  सुधार  हों  या  इसको  और  स्पष्ट  बनाने  के  लिए  कोई  सुझाव  हों,  '्रष्डाघार  को
 कम  करने  के  लिए  कोई  सूझी  हों  तो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  माननीय  सदस्य  द्वारा  था  देश  के  किसी
 भी  safes  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  का  स्वागत  करूंगा  ।  ऐमा  दावा  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  कि  सबर
 कुछ  एकदम  ठीक  है  क्योंकि  मानव  की  प्रकृति  ही  ऐसी है  ।  सुझावों  को  स्वीकार  करने  और  उन्हें  कार्य-

 स्थित  करने  में  कोई  कठिनाई नहीं  होनी  चाहिए,  चाहे  सुझाव  कहीं  से  भी  प्राप्त  हों  और  वे  किसी  भी  हद
 तक  सहायक  क्यों  न  हों  ।  महोदय,  य्ह  एक  खना  निमन्त्रण  है,  मैं  सुझाव  आमन्त्रित  करता  हूँ  ।

 महोदय,  नरब  मैं  इस  पूरे  मामले  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हैं  ।  में  कुछ  हमारे  देना  चाहता हूं
 mae  सदस्यों  को  पूरी  ave  से  संतुष्ट  न  केर  सके  क्योंकि  कम  से  कम  आशा  की  एक  झलक  तो  है  कि
 भविष्य  में  हम  कुछ  अच्छा कर  पाने  मैं  सीधे  होंगे  ।  1970 में  “टीव टू  टेल  रेशो  62  में  ४  या,  1980

 में  रहे  असु रा तन  65  मे  35  था.  और  अब  1990  में  यह  अनुगत  70 से  30  है,  जो  इस  उतन  का  सष्ट
 सकेत है  कि  इसकी  सुधारने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  हैं और  कुछ  सुधार  हुआ है  शायद  कूछ  ऐसी  सीमा
 है.  जिसके  आगे  कुछ  सुधार  नहीं  किए  जा.  सकते हैं  वे  बसा ही  रहती  हैं  जेपीसी वे  हैं  ।  महोदय,  श्कके
 बाद  हम  जो  भी  संभव  होगा  उसके  लिए  भरसक  प्रयास  करेंगे  ।  इस  सम्बन्ध में  श्र  उठ  प्रयास  और  परिणाम
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 प्राप्त  कने  की  काशिश  करेंगे।  ह्म  सही  रास्ते  पर  चल  रहे  हैं  भीर  यही  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता

 हूं  ।

 महोदय,  'एल०सी  ०ए०ਂ  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रश्न  उठाए  गए  थे,  यह  बात  माध्यम.  कयों  है,  आप
 सभी  तनह  की  चीजे  ख़रीद  रहे  हैं,  सभी  तरह  के  वायुयान  खरीद  रहे  हैं,  यदि  एक  ही  पर्याप्त  है,  तो  अप
 अन्य  तरह  की  चीजों  बी  भोर  कयों  «कर्षित  होते  हैं  ।  महोदय,  अब  यह  भलीभां ति  ज्ञात  कारक  है  कि  एक
 ही  वायुयान,  एक  ही  एयरक्राफ्ट,  चाहे  उसकी  बनावट  कुछ  भी  हो,  उसकी  क्षमता  कुछ  भी  हो,  वहू  वास्तव
 में  हवाई  3 अड्डों  पर  सभी  स्थितियों  का  सामना  नहीं  कर  सकत।  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  प्रारम्भिक  है  ।
 लोगों  को  मालूम  होगा  कि  ऐसी  बात है  ।  अत:  हमारी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  हमें  विविधीकरण  करना
 होगा  ।

 '(लिए  मिग  हवाई  जहाजों,  जोकि  हमारे  बेड  का  70  प्रतिशत  भाग  है,  की  न्यू  खला
 का  स्थान  लेगा  ।  एल० सी  ०ए०  को  हवाई  युद्ध  लड़ना  होंगा,  हवाई  युद्ध  में  मदद  करनी  होगी  और  नीचे-
 यात्मक  भूमिका  निभानी  होगी  ।  महोदय,  इस  परियोजना  को  स्वीकार  बर  लिया  गया  है  ।  इसे  मंत्रीमडल
 की  अनुमति  केवल  20  अप्रैल  को  ही  दी  जा  सकी है  ।  अब  यह  एक  सम्पूर्ण  कार्य  है  ।  अब  हम  इसको  प्राप्त
 करने  जा  रहे  हैं  ।  ऐसा  विचार  है  रोर  हमने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  1990-95  के  दौरान  हम  इसका
 उत्पादन  क  रने  लगेंगे  ।  फिलहाल  सभी  प्रौद्योगिकीय  विकल्पों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  उप  प्रणाली,
 निर्माण  प्रगति  पर  है  ।  परियोजना  पर  इस  तरह  से  कार्य  चल  रहा  है  कि  एल  ०सी०ए०  की  पहली  उड़ान
 1996  में  हो  सके  और  हमने  इसका  उत्पादन  कार्य  1995  में  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  इस
 हवाई  जहाज  की  प्रारम्भिक  प्रचालन  अनुमति  2002  ईसवी  सन्  में  ली  जाएगी  ।  वायु  सेना  एल  ०सी  ०ए०
 के  प्रति  पूर्णत:  वचनबद्ध  है  ।

 जगुआर  कें.  बारे  में,  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  समझा  गया  था  कि  यह  अन्दर  तक  घुसकर
 बम  वर्षक  जहाज  है,  उसके  बाद  मिराज  2000  आकाश  से  आकाश  में  और  आकाश  से  जमीन  पर  मार
 करने  वाल।  लड़ाकू  जहाज  है।  मिग  29  एअर  डिफेंस  सिस्टम,  मिंग  21,  23,  27  जिनमे  आकाश  में
 आंतरिक  बीजद  है  ।  आकाश  से  आकाश  में  और  आकाश  से  जमीन  पर  क्लोज  एअर  सपोर्टਂ  सहित  एल ०
 खी  नए  ०-  बधिक  भूमिकाओं  वाला  और  उच्च  कार्य  निष्पादन  क्षमता  वाला  हवाई  जहाज  प्रणाली है  जो
 पुराना  मिल  स्यू  खला  का  स्थान  लेगी  ।  अत:  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इन  स्ट  खलाओं  में  कोई  दोष  है  ।  मिग
 विमानों की  शू  खला  को  हटाया  जा  रहा  है  ।  भत:  जब  तक  उन्हें  हटाया  जाता  है  तब  तक  एल  ०सी ०  ए०
 बनकर  तैयार  हो  जाएंगे  ।  यह  स्थिति  है  ।

 अब  मिराज  2000  के  सौदे  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  उस  समय  इसमें  उपयोग  किए  जाने  वाले

 कुछ  हथियारों  का  विकास  किया  जा  रहा  था  ।  अत:  विमान  को  आवश्यक  हथियारों  के  बिना  खरीदा  गया
 था।  उब  कोई  नया  विमान  खरीदा  जाता  है  तो  विमान  चालक  को  उसके  लिए  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  और
 उसके  बाद  ही  विमान  के  उपयोग  की  बात  आती  है।  विमान  के  संचालनात्मक  उपयोग  करने  तक  सभी
 हथियार  प्राप्त  कर  लिए  गए  थे।  अत:  कल  जो  आलोचना  की  गई  थी  कि  इसे  हथियार  प्रणाली  के  बिना
 खरीदा  गया  था,  उसकी  पृष्ठभूमि  मे  यही  बात  है  जिसका  मैने  अभी  उल्लेख  किया  है  ।

 asa  एवं।  ०टी ०  के  बारे  में..।  (ब्यान  )
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 (हिन्दी ]

 आ  जाते  हैं,  मेरा  काम  हल्का  हो  जाएगा (

 (  अनुवाद]

 इसमें  अनुसंधान  और  विकास  आकलन  के  लिए  कुल  19  प्रोटोटाइप  थे,  इसमें  इतना  अधिक  श्रम
 और  प्रौद्योगिकीय  विशेषज्ञता  का  प्रयोग  किया  गया  है  कि  देश  को  अर्जुन  टेंक  पर  गर्व  है  ।  इसमें  कोई  संदेह
 नहीं  है  ।  प्रौद्योगिकी  और  उत्पादन  योजना  के  अन्तरण  के  लिए  23  उत्पादन  पूर्व  स्यू  खला  के  टैंकों  की
 अनुमति  दी  गई  ।  1993  के  शीतकालीन  परीक्षणों  के  परिणाम  काफी  प्रभावकारी  रहे  हैं  और  यह  निर्णय
 लिया  गया  है  कि  जून,  1993  में  पुष्टि कृत  प्रयोक्ता  परीक्षणों  के  अन्तिम  चरण  के  बाद  थल  सेना  में  कुछ
 रेजिमेंटों  को  शामिल  करने  की  योजना  बनाई  HiT  |  सम्भवत:  प्रीब्मकालीन  परीक्षण  भी  होगे  ।  उत्पादन
 पूर्व  टैंकों  के  लिए  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  के  बजट  में  पर्याप्त  प्रावधान  किया  गया  है  ।  बात-
 चीत  शुरू  होने  के  वाद  हो  एक  एम  ०बी  ०टी  ०  को  नियमित  रूप  से  शामिल  किया  जाएगा  और  1995-96
 से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा ।  यही  वर्तमान  स्थिति  है  ।

 अनिवार्य  सैन्य  प्रशिक्षण  के  बारे  में  यह  बात  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  तकं  दियां  गया  है
 कि  हमें  इतनी  बड़ी  सेना  नहीं  बनानी  चाहिए  और  हमारे  पास  आरक्षित  जवानों  के  साथ  बम  सेना  होनी
 चाहिए  1  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  इसका  उत्लेख  किय।  है  ।

 अत्र  स्थिति  यह  है  कि  भारतीय  सैन्य  बलों  में  स्तर  ठीक  आधार  पर  पर्याप्त  ब्यक्ति  शामिल  होते
 हैं  और  उन  सभी  को  प्रशिक्षण  देना  धन  की  दृष्टि  से  और  प्रशासनिक  दृष्टि  से  व्यवहार ैं  नहीं  है  ।

 हम  एनसी  ०सी०  में  छात्रों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  नदीं  कर  पाये  है  पिछले  कुछ  वर्षों  से  हम
 यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  इसमें  कुठ  रे  वुद्धि  कर  पाए  अयोंकिं  लागत  बहुत  अधिक है  ।  लेकिन मैं  यह

 महसूस  करता  हूं  कि  भविष्य  में  हमारी  स्थिति  भी  वही  होगी  जो  अन्य  देशों  की  है  ।  लकिन  भारत  बी

 जनसंख्या  और  परिस्थितियां  किसी  भी  नई  प्रणाली  को  शीघ्रता  से  नहीं  अपनाती  है  ।  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हू ंकि  एनसीसी  तथा  अन्य  संगठनों  को  संख्या  की  दृ्टि  से  और  गुणवत्ता  की
 दू  कट  से  सुधारा

 जाना  चाहिए  तभी  हम  यह  सोच  पायेंगे  कि  wr  किया  जाना  है  ।  ‘

 प्रादेशिक  सेना  के  बारे  में  भी  यह  आरोप  लग  या  गय!  है  कि  यह  कम  टो  रही  है।  हम  इसकी  जांच
 करेंगे  ।

 छावनियों के  शारे  में  कुछ  बातें  कही  गई  है  हम  सभी  उनके  बारे  में  जानते  हैं  ।  वहीं  नाममात्र  के
 कर  लगाए  जाते  हैं.  और  यह  सारा  खर्च  सरकार  द्वारा  far  जाता  है  ।  मेरे  विचार  से  इपे  बदलना
 होगा  और  समय  के  साथ-साथ  हम  इस  बात  पर  बल  देंगे  कि  प्र  घिक्ारियों  द्रास  कुछ  और  कर  लगाए
 जाए ं।

 यही  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उटा!  गए  थे  ।

 अन्त  मैं,  मैं  यदि  दोहद राना.  चाहता  हूं  कि  चाहे  कितनी  भी  कठिनाइयां  हों,  देश  में  पूरी  रक्षी
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 तैयारियां  रहेंगीं  और  सरकार  इस  बात  पर  दृढ़ है  ।  मैं  राष्ट्र  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  इसमें  किसी  किस्म
 की  भी  ढील  महीं  दी  जाएगी  ।

 [fara]

 डा०  एस०  नी  ब्रा दब  (सम्भल)  :  ब्रोफोर्स  तोप  के  बारे  में  बतायेंगे ०

 श्री  पो०  वी०  नरसिंह  राव  :  आपकों  सामने  खड़ा कर  देंगे  ।

 [गि भु वाद ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  रक्षा  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगो ंके  कटौती  प्रस्तावों को  एक

 साथ  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हं  बशर्तें  कि  कोई  सदस्य  यह  न  चाहे  कि  उसके  कटौती  प्रस्ताव  अलग
 से  रखे  जाएं  ।

 सभी  कटोती  प्रस्ताव  ४  मतदान  के  रखे  गए  अर  अस्वीकृत  हुए  ।

 अध्यक्ष  मह दय : अब मैं रक्षा अब  मैं  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगें  सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 "कि  कार्यो  सुची  के  स्तम्भ  4  में  रक्षा  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  16  से  22  के
 सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  मे  31  माचं,  1994  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  भिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  6  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी
 राशियो ंसे  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  राष्ट्रपति  को  दी
 जाएं ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।


